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भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

लोक सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं. 2042 

11 �दसम् बर, 2025 को उ�र �दये जान ेके �लए 
 

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना क� प्रग�त और कायार्न्वयन 
 

†2042. श्री मनोज �तवार�ः 

       श्री बलभद्र माझीः 
 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
 

(क) प्रधानमंत्री-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना के कायार्न्वयन क� वतर्मान 

िस्थ�त क्या है और उक्त योजना के अंतगर्त अब तक �कतनी इलेिक्ट्रक बसें तैनात या प्रचा�लत 

क� गई हैं; 

(ख) आज तक संसा�धत भुगतान सुरक्षा सहायता दावों क� कुल संख्या �कतनी है और इसके 

�लए पीएसएम से �कतनी धनरा�श जार� क� गई है; 

(ग) क्या सावर्ज�नक प�रवहन प्रा�धकरणों (पीट�ए) द्वारा भुगतान में चूक के कोई मामले दजर् 

�कए गए हैं और य�द हाँ, तो इसके �लए क्या सुधारात्मक उपाय �कए गए हैं; 

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतगर्त सहायता प्राप्त इलेिक्ट्रक बसों के प�रचालन 

प्रदशर्न, उपयोग दरों या सेवा प�रणामों का कोई मूल्यांकन �कया है; और 

(ङ) य�द हाँ, तो इसके मुख्य �नष्कषर् क्या हैं? 

उत् तर 
आवासन और शहर� कायर् राज् य मंत्री 

(श्री तोखन साहू)  
 

(क)  भार� उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने बताया है �क पीएम ई-बस सेवा- भुगतान सुरक्षा 

तंत्र (पीएसएम) योजना 28 अक्टूबर, 2024 को अ�धसू�चत क� गई थी। पीएसएम योजना के 

�दशा�नद�श और मानक संचालन प्र�क्रया प्रका�शत क� जा चुक� हैं। 2 �दसंबर, 2025 तक, 13 

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय �रजवर् बैंक में प्रत्यक्ष डे�बट अ�धदेश (डीडीएम) जमा कर �दया 

है, जो योजना के तहत पात्र होन ेके �लए एक आवश्यक शतर् है। 
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इसके अलावा, पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 5,918 बसों क� �न�वदा जार� क� गई थी  

और संबं�धत प्रा�धकरण/नगरपा�लका द्वारा 1,175 बसों के �लए �रयायत समझौतों पर हस्ताक्षर 

�कए गए थे। इसके अलावा, सीईएसएल ने पीएम ई-ड्राइव के तहत 10,900 बसों क� �न�वदा 

जार� क� है।  

(ख) और (ग)  उपयुर्क्त िस्थ�त के बारे में एमएचआई ने बताया है �क, अब तक, पीएसएम 

योजना के तहत �कसी भगुतान चूक क� सूचना प्राप्त नह�ं हुई है और कोई दावा नह�ं �कया गया 

है। 

(घ) और ड.)  एमएचआई द्वारा द� गई जानकार� के अनुसार, राज्य प�रवहन उपक्रम 

(एसट�यू)/प्रा�धकरण बस ऑपरेटर के साथ सीधे �रयायत समझौतों पर हस्ताक्षर करत ेहैं। राज्य 

प�रवहन उपक्रमों को इलेिक्ट्रक बसों के प�रचालन प्रदशर्न क� �नगरानी करन ेक� आवश्यकता है, 

क्यों�क सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) के तहत ऑपरेटरों को भुगतान प्रत्यक्ष रूप से चलाए गए 

�कलोमीटर, उपलब्ध बसों क� संख्या और द� गई सेवा जैसे पैरामीटरों पर �नभर्र करता है। 

 

 
 
 
 

 
 


